भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 146
16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर 
पठानकोट-कांगड़ा रेल लाइन का पारगमन किए जाने हेतु अनुमति
*146.
श्री जगत प्रकाश नड्डा:
क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 
क्‍या हिमाचल प्रदेश राज्‍य सरकार से सिधाता सिंचाई परियोजना प्रारंभ करने के लिए पठानकोट-कांगड़ा-रेल लाइन का पारगमन किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्‍त हुआ है;

(ख)
यदि हां, तो राज्‍य सरकार ने उक्‍त प्रस्‍ताव कब प्रस्‍तुत किया था; 
(ग)
रेलवे ने अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी मामले पर कार्यवाही करने में प्रत्‍येक स्‍तर पर कार्यालय में कितना समय लिया है और इस मामले की अद्यतन स्थिति क्‍या है; और
(घ)
इस संबंध में अनुमति कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

उत्‍तर 
रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे)
(1) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
*******
पठानकोट-कांगड़ा रेल लाइन क्रॉसिंग के लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में दिनांक 16.08.2013 को राज्‍य सभा में श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं.146 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित विवरण.
(क) जी हां.
(ख) से (घ) पठानकोट-जोगिन्‍दर नगर छोटी आमान रेल लाइन पर रेल भूमि पर 535 मीटर लंबी नहर (लंबे कॉलमों का सहारा देकर पुल के रूप में बनाई गई नहर) के रूप में, सितंबर 2003 में राज्‍य के सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से एक ऐलीवेटेड नहर के निर्माण के लिए एक प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ था. बहरहाल, सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा संपूर्ण विवरण एवं ड्राइंगें प्रस्तुत नहीं की गई थीं। तत्‍पश्‍चात्, नवंबर 2007 में साइट संरेखण प्‍लान और कुछ ड्राइंग प्रस्‍तुत की गई थीं। चूंकि यह प्‍लान तकनीकी रूप से संरक्षा की दृष्टि से स्‍वीकार्य नहीं था इसलिए, सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को प्‍लान में उपयुक्‍त रूप से संशोधन करने के लिए कहा गया था. मार्च, 2009 में सामान्‍य व्‍यवस्‍था आरेखण को अंतिम रूप दिया गया था और सितंबर, 2010 में अनुमति प्रदान की  गई थी।
 
बहरहाल, जनवरी 2012 में इस कार्य के लिए सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने एक संशोधित प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया। जुलाई 2012 में संशोधित सामान्‍य व्‍यवस्‍था आरेखण को अनुमोदित किया गया था। इस संबंध में रेल संरक्षा आयुक्‍त की स्‍वीकृति भी प्राप्त हो गई है।
 
सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जनवरी 2012 में निर्माण कार्य शुरू किया. रेल पथ के ऊपर बीच के स्‍पैन की कास्टिंग को छोड़कर, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं जन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के पास आवश्‍यक अनुमति है, रेलवे के हिस्‍से का कार्य पूरा हो गया है।
****

